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20 अग्रहायण, 1940 (शक)
ताजमहल के संरक्षण के लिए समन्वय समिति
*5. श्रीमती अम्बिका सोनी : 
क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(1)  क्या सरकार ने ताजमहल के संरक्षण के लिए एक सौ वर्ष की योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(2)  क्या आगरा में और उसकेआस-पास विद्यमान खतरनाक उद्योगों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; 
(3) क्या सरकारी वाहनों के लिए प्रायोगिक जैव-इथेनॅाल ईंधन परियोजना की शुरुआत की जायेगी,  यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(4) क्या यमुना सफ़ाई परियोजना सहित सभी उपायों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कोई समन्वय समिति गठित की गयी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(डा. महेश शर्मा)
(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।
राज्‍य सभा में दिनांक 11.12.2018 को उत्‍तरार्थ तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 05 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में निर्दिष्‍ट विवरण।
(1)  : ताजमहल का संरक्षण और अनुरक्षण कार्य नियमित रुप से किया जाता है। ऐसी कोई दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई गई है क्योंकि स्मारकों का संरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है और इसमें रोजाना देखभाल की आवश्यकता होती है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, ताज ट्रापिजियम जोन प्राधिकरण ने ताजमहल के संरक्षण हेतु विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए आयोजना और वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली के साथ एक करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। 
(2)  : एएमएएसआर (संशोधन और विधिमान्यीकरण) अधिनियम, 2010 के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्मारक के संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण और विकास का कार्य सौंपा गया है। इस क्षेत्र से बाहर से संबंधित सभी ऐसे कार्यकलापों का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है। किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए आनसाइट और ऑफसाइट आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करते हुए राज्य सरकार ने एक ऐसे खतरनाक उद्योग की पहचान की है। 
(3) : वर्तमान में ऐसा कोई ईंधन आगरा में उपलब्ध नहीं है। इसकी उपलब्धता के पश्चात् राज्य प्राधिकरण प्रायोगिक जैव-इथेनॅाल ईंधन परियोजना आरंभ कर सकती है। 
(4) : जी, हां। माननीय  सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार ऐसे मामलों की जांच हेतु आयुक्त, आगरा प्रभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। 

